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Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government 


हरियाणा सरकार 
वित्त विभाग 
अधिसूचना 
दिनांक 45 मई, 2023 


संख्या 44/450 / 2022--4एफ.आर. // 25269.-- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के UH के अधीन प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य भविष्य निधि) नियम, 2046 
को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌:- 


4. (4) ये नियम हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य भविष्य निधि) संशोधन नियम, 2023, कहे जा सकते हैं। 
(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे। 


2. हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य भविष्य निधि) नियम, 20i6 में, नियम 22 में, खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित 
खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌:- 


“(ख) अधिकतम मासिक अंशदान अंशदायी के मूल वेतन तक होगा : 


परन्तु एक वित्तीय वर्ष में मासिक अंशदान की राशि उस वित्तीय वर्ष में जमा किए गए बकाया अंशदान 
की राशि सहित पांच लाख रुपये की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगी, जिसकी कटौती, बारह feat या 
44667,//- रुपये (केवल इकतालीस हजार छह सौ सड़सठ रुपये) प्रति मास (पांच लाख रुपये की अधिकतम 
सीमा के अध्यधीन) जो भी कम हो, में होगी : 

परन्तु यह और कि उपरोक्त सीमा किसी कर्मचारी, जो नई पेंशन स्कीम से पूर्व में लागू पेंशन स्कीम में 
स्थानांतरित किया जाता है, के नई पेंशन स्कीम खाते से सामान्य भविष्य निधि खाते में संचित स्थायी राशि के 
अन्तरण के मामले में लागू नहीं होगी। अग्रिम (वापसी योग्य) के लिए अंशदायी द्वारा जमा की गई राशि 
उपरोक्त अधिकतम सीमा हेतु लागू नहीं होगी |" | 


अनुराग रस्तोगी, 
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, 
वित्त विभाग | 
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HARYANA GOVERNMENT 
FINANCE DEPARTMENT 
Notification 
The 5th May, 2023 


No. /50/2022-IFR/25269.— In exercise of the powers conferred under the proviso to article 309 of the 
Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Civil 
Services (General Provident Fund) Rules, 206, namely:- 


l. (|) These rules may be called the Haryana Civil Services (General Provident Fund) Amendment Rules, 2023. 
(2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 


2. In the Haryana Civil Services (General Provident Fund) Rules, 206, in rule 22, for clause (b), the following 
clause shall be substituted, namely:- 


“(b) the maximum monthly subscription shall be upto basic pay of the subscriber : 


Provided that the sum of the monthly subscription in a financial year together with the 
amount of arrear subscription deposited in that financial year shall not exceed the maximum limit of 
five lakh rupees, deductable in twelve installments or हैं 4667/- (forty one thousand six hundred and 
sixty seven rupees only) per month (subject to maximum limit of five lakh rupees), whichever is less: 


Provided further that the aforesaid limit shall not be applicable in case of transfer of 
accumulated standing amount from the New Pension Scheme to General Provident Fund account of an 
employee who is transferred from New Pension Scheme to earlier applicable pension scheme. Amount 
deposited by the subscriber against advance (refundable) shall also not be applicable to the aforesaid 
maximum limit.” 


ANURAG RASTOGI, 
Additional Chief Secretary to Government Haryana, 
Finance Department. 


0354—C.S.—H.G.P., Pkl. 


